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SME Growth Fund और ITLA: पूँजी तथा समन्वित
ढाँचे से प्रतिस्पर्धा

समाचार संदर्भ: 6 अक्टूबर 2026 की कै बिनेट मंजूरी | उद्यम विकास • लॉजिस्टिक्स | GS-II व III

छोटे और मध्यम उद्यमों का विस्तार के वल कर्ज उपलब्ध होने पर निर्भर नहीं है। लंबी अवधि की पूँजी के  साथ उत्पादन को बाजार

तक पहुँचाने वाला भरोसेमंद परिवहन भी जरूरी है।

खबरों में क्यों

6 अक्टूबर 2026 को कें द्रीय मंत्रिमंडल ने SME Growth Fund की स्थापना के  लिए सरकार की ₹10,000 करोड़ की

प्रतिबद्धता और एकीकृ त परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (ITLA) के  गठन को मंजूरी दी। पहला निर्णय बढ़ने की क्षमता वाले

उद्यमों के  लिए इक्विटी पूँजी से जुड़ा है; दूसरा परिवहन की योजना, तकनीकी मूल्यांकन और निगरानी में समन्वय से। मंजूरी को पूरी

राशि वितरित हो जाने या प्राधिकरण के  सभी काम शुरू हो जाने का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

विकास-पूँजी और परिवहन को साथ क्यों देखें?

किसी उद्यम को नई मशीन, तकनीक या बड़े बाजार के  लिए लंबी अवधि की जोखिम लेने वाली पूँजी चाहिए। यदि माल ढुलाई

महँगी, धीमी या अनिश्चित हो तो उत्पादन बढ़ने का लाभ घट सकता है। वित्तीय क्षमता और भरोसेमंद आपूर्ति-व्यवस्था अलग बाधाएँ

हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा पर उनका संयुक्त असर पड़ता है।

मुख्य तथ्य

कोष की घोषित संरचना: सरकार की कु ल ₹10,000 करोड़ प्रतिबद्धता SGF ढाँचे के  तहत स्थापित वैकल्पिक निवेश निधि

(AIF) को दी जानी है। इक्विटी निवेश में पूँजी देने वाला उद्यम में हिस्सेदारी लेता है और कारोबार का जोखिम साझा करता है। यह

हर उद्यम के  लिए स्वतः मिलने वाला अनुदान नहीं है।

उद्योग और क्षेत्र: आधिकारिक विवरण में बहुसंख्य आवंटन विनिर्माण-कें द्रित उद्यमों के  लिए बताया गया है। सेवा, तकनीक और

रणनीतिक मूल्य-शृंखलाएँ भी संदर्भ में हैं। दूसरे और तीसरे स्तर के  शहरों के  औद्योगिक समूहों पर विचार करने की बात है, हर शहर

या इकाई को तय राशि की गारंटी नहीं।

ITLA की भूमिका: ITLA को विशेष प्रयोजन निकाय के  रूप में परिवहन योजना, शोध, तकनीकी मूल्यांकन और निगरानी के

लिए मंजूरी मिली है। ₹500 करोड़ या अधिक लागत की कें द्रीय परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन इसका कार्य है; वित्तीय

मूल्यांकन मौजूदा व्यवस्थाओं से जारी रहेगा।

प्रभावी क्रियान्वयन की मुख्य कसौटियाँ

चयन और जवाबदेही: सार्वजनिक पूँजी को व्यवहार्यता, उत्पादकता और विस्तार की पारदर्शी कसौटियों पर लगाया जाए। निवेश

की घोषणा के  बजाय तकनीक अपनाने, रोजगार की गुणवत्ता और बाजार पहुँच जैसे परिणाम मापे जाएँ।

समन्वय, नया अवरोध नहीं: सड़क, रेल, बंदरगाह और अन्य साधनों की योजनाएँ जुड़ें तो परिवहन-शृंखला की कमजोर कड़ी

पहचानी जा सकती है। नया प्राधिकरण मौजूदा मंजूरियों पर अस्पष्ट अतिरिक्त परत न बने, इसके  लिए संस्थाओं के  अधिकार स्पष्ट

हों।
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डेटा और शासन: प्रस्तावित परिवहन डेटा भंडार में ई-वे बिल, FASTag और अन्य स्रोतों की जानकारी से योजना बननी है। डेटा

की गुणवत्ता, सुरक्षित पहुँच और उचित उपयोग के  नियम के  बिना अधिक डेटा अपने-आप बेहतर निर्णय नहीं बनाता।

विश्लेषण और आगे की राह

कोष के  निवेश-निर्णय पेशेवर प्रबंधन, हित-संघर्ष नियंत्रण और परिणामों की नियमित समीक्षा पर आधारित हों। क्षेत्रीय पहुँच बढ़ाते

हुए के वल आसान या बड़े सौदों तक निवेश सीमित न रहे। ITLA की दीर्घकालीन परिवहन योजना को राज्यों, स्थानीय निकायों और

उद्योग की वास्तविक जरूरतों से जोड़ा जाए। तकनीकी मूल्यांकन और वित्तीय स्वीकृ ति की जिम्मेदारियाँ अलग और स्पष्ट रहें। दोनों

पहलों का मूल्यांकन इस आधार पर हो कि क्या उद्यम अधिक दक्ष बने और माल की आवाजाही अधिक भरोसेमंद हुई, न कि के वल

कितनी बैठकों या घोषणाओं का रिकॉर्ड बना।

अवधारणा में अंतर

सरकारी प्रतिबद्धता, निधि की स्थापना, निवेश का चयन और वास्तविक वितरण अलग चरण हैं। तकनीकी मूल्यांकन किसी

परियोजना की व्यवहार्यता की जाँच है; वह अपने-आप वित्तीय मंजूरी या निर्माण शुरू होने का आदेश नहीं है।

मेंस दृष्टि

GS-III में MSME, पूँजी, उद्योग और अवसंरचना; GS-II में संस्थागत समन्वय। उत्तर में वित्तीय सहायता तथा लॉजिस्टिक्स सुधार

को पूरक मानते हुए पारदर्शिता और क्रियान्वयन की चुनौतियाँ जोड़ें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

भारत के  छोटे और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में विकास-पूँजी और समन्वित लॉजिस्टिक्स की पूरक भूमिका स्पष्ट

कीजिए। इनसे जुड़ी शासन संबंधी चुनौतियों का भी परीक्षण कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: छोटे और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धा के  लिए विस्तार की पूँजी और भरोसेमंद परिवहन दोनों जरूरी हैं। पूँजी से

उत्पादन बढ़ने का लाभ महँगी या अनिश्चित माल-ढुलाई से घट सकता है।

मुख्य भाग में: SME Growth Fund की इक्विटी पूँजी कारोबार का जोखिम साझा करती है; यह हर इकाई का स्वतः अनुदान

नहीं। ITLA परिवहन योजना, तकनीकी मूल्यांकन और निगरानी का समन्वय करता है; वित्तीय मूल्यांकन अलग व्यवस्था में रहता

है। निवेश चयन में पारदर्शिता, पेशेवर प्रबंधन और हित-संघर्ष नियंत्रण चाहिए। नए प्राधिकरण से अतिरिक्त अस्पष्ट मंजूरी-परत न

बने। राज्यों व उद्योग की जरूरतें, डेटा की गुणवत्ता और सुरक्षित पहुँच भी शासन की कसौटियाँ हैं।

निष्कर्ष में: दोनों पहलों को उत्पादकता, रोजगार की गुणवत्ता, बाजार पहुँच और भरोसेमंद माल-आवाजाही के  परिणामों से परखें।

सरकारी प्रतिबद्धता को वितरण तथा तकनीकी मूल्यांकन को वित्तीय मंजूरी न मानें; स्पष्ट जिम्मेदारियाँ पूरक लाभ सुनिश्चित करेंगी।

स्रोत

कै बिनेट निर्णय: SME Growth Fund के  लिए ₹10,000 करोड़ की प्रतिबद्धता, 6 अक्टूबर 2026

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2319532&lang=1&reg=3
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कै बिनेट निर्णय: ITLA का गठन, 6 अक्टूबर 2026

स्वतंत्र समाचार: कोष और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की अलग भूमिकाएँ, 6 अक्टूबर 2026

याद रखें: पूँजी और बुनियादी ढाँचे का लाभ तभी जुड़ता है जब निवेश का चयन और संस्थागत समन्वय दोनों जवाबदेह हों।

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2319531&lang=2&reg=48
https://www.moneycontrol.com/news/business/economy/cabinet-clears-new-logistics-authority-rs-10-000-crore-sme-growth-fund-14045772.html

